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अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 1567 
जिसका उत्‍तर 24 दिसम्‍बर, 2018 को दिया जाना है ।
*****
जलाशय निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण हेतु मुआवज़ा
1567. श्री राजमणि पटेल: 
क्या जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्री  यह बताने की कृपा करेंगे कि: 
(क) 
क्या यह सच है कि मंत्रालय द्वारा ग्राम कुम्हारी, जिला शहडोल, म. प्र.  में जमुनिहां जलाशय के निर्माण हेतु वर्ष 2008-2009 में किसानों की जमीन अधिगृहित की गई है; 
(ख) 
यदि हां, तो क्रमश: अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग तथा सामान्य वर्ग के किसानों की संख्या कितनी-कितनी है तथा उनकी जमीन का मुआवज़ा कब, कितना और किस आधार पर दिया गया; और 
(ग) 
अब तक बांध के कितने हिस्से का निर्माण किया गया है तथा इसका निर्माण कार्य कब तक पूरा कर लिया जाएगा, इसमें कितनी लागत आएगी और इससे कितनी जमीन की सिंचाई होगी तथा इस प्रक्रिया में कितनी जमीन डूब जाएगी?
उत्‍तर
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण एवं संसदीय कार्य राज्‍य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल)
(क) से (ग) मध्य प्रदेश सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार मध्य प्रदेश के शहडोल जिले के कुम्हारी गांव में जमुनीहान टैंक के निर्माण के लिए 99.14 लाख रूपए का प्रशासनिक अनुमोदन राज्य सरकार द्वारा दिया जा चुका है तथा इस स्कीम द्वारा 100 हेक्टेयर भूमि को सिंचित करने की योजना है।
राज्य सरकार द्वारा 25.535 हेक्टेयर भूमि के अधिग्रहण का कार्य सौंपा जा चुका है परन्तु किसानों के विरोध के कारण भूमि का अधिग्रहण नहीं किया जा सका ।
अवार्ड के अंतर्गत तेईस (23) किसान आते हैं जिनमें 21 अनुसूचित जनजाति एवं एक-एक अनुसूचित जाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग से शामिल हैं। 43.2 लाख रूपए की कुल क्षतिपूर्ति लाख स्वीकृत की गई, परन्तु किसानों ने इसे स्वीकार नहीं किया । उपरोक्त कारणों से परियोजना का कार्य शुरू नहीं किया जा सका है।
******
